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हजरस जी. एस. स्पै. न. : 223/25             दिन ांक: 08/12/2025 

  
 
 

हजरस जी. एस. स्पै. न. : 266                     दिन ांक: 21/10/2026 
 
सेवा में 
माननीय ऊर्जा (पॉवर) मंत्री महोदय, 

हरियाणा सरकार, चंडीगढ़। 

 

विषय:- बिजली विभाग के निजीकरण को रोकने के लिए विभाग के अधिकारियों 
व कर्मचारियों द्वारा दिन ांक 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 तक की जा रही 
हड़ताल का समर्थन करने बारे। 

श्रीमान जी, 

महोदय जैसा कि आपके संज्ञान में है कि पिछले कई वर्षों से बिजली विभाग के 
निजीकरण की चर्चाएँ और प्रयास चल रहे हैं। बिजली विभाग प्रदेश की एक अत्यतं 
महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सार्वजनिक सेवा है। प्रदेश के आम नागरिकों, किसानों, 
उद्योगों एवं जनहित से जुड़ी संस्थाओं को निर्बाध एवं उचित दरों पर बिजली 
उपलब्ध करवाने में इस विभाग की अहम भूमिका है। ऐसे में बिजली व्यवस्था को 
निजी हाथों में सौंपने स ेकर्मचारियों के हितों के साथ-साथ आम जनता के हितों 
पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। 

जनसेवा से जुड़े विभागों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नह ीं, बल्कि समाज के हर 
वर्ग, विशेषकर गरीब एवं वंचित वर्ग तक समान रूप से सुविधाएँ पह ुँचाना होना 
चाहिए। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सेवाए ँ
निष्ठापूर्वक निभाई हैं। 

हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ (HAJRAS) बिजली विभाग के 
अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दिन ांक 22 से 24 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तावित 
हड़ताल का नैतिक समर्थन करता है और इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा है। 

हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ एवं हरियाणा पावर कॉरपोरेशन 
एससी बीसी कर्मचारी यूनियन विभिन्न संवधैानिक म ांगों को लकेर लगाता साझा  
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संघर्ष करते आए हैं। उसी साझे संघर्ष के कारण आज हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक 
संघ अपने बिजली कर्मी साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और इस आंदोलन में तन, 

मन, धन स ेउनके साथ है। संघ, हरियाणा पावर कॉरपोरेशन एससी बीसी कर्मचारी यूनियन की 
सभी संवैधानिक म ांगों का समर्थन करता है और बिजली विभाग को निजी हाथों में दिए जाने का 
कड़ा विरोध दर्ज कराता है। 

अतः संघ आपसे विनम्र अनरुोध करता है कि बिजली विभाग के कर्मचारी संगठनों के 
प्रतिनिधियों से तुरंत वार्ता कर उनकी म ांगों एवं समस्याओं का समाधान किया जाए तथा 
निजीकरण संबंधी निर्णय पर पनुर्विचार करते हुए प्रदेश एवं जनता के हित में उचित निर्णय 
लिया जाए।  

हमें आशा है कि सरकार कर्मचारियों एवं जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर 
सकारात्मक कदम उठाएगी। 

 

धन्यवाद सहित, 

              भवदीय, 

 

                                            

डॉ. दिनेश निम्बड़िया                          विनोद मोहड़ी 
  (राज्य प्रधान)                             (राज्य महासचिव) 
  

हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ (HAJRAS-02861) 

 


